भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *273
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत आधुनिक सिंचाई प्रणाली
*273. डा.  संजय सिंह: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाय.) के उद्देश्य क्या-क्या हैं तथा यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कहां तक सफल रही है; 
(ख) 
इस योजना के अन्तर्गत आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रमों को लागू करने के क्या मापदण्ड तय किये गये हैं; 
(ग) 
इस योजना से लघु और सीमान्त किसानों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
इस योजना में क्रमश: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए, राज्य-वार, कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) 
(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
“प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत आधुनिक सिंचाई प्रणाली” के संबंध में दिनांक 12.12.2016 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), व्‍यापक जिला और राज्‍य सिंचाई योजनाओं के माध्‍यम से सिंचाई में निवेश के अभिसरण के लिए एक केन्‍द्र के रूप में कार्य करने के लिए 2015-16 में शुरू की गई है। इसमें सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला अर्थात जल संसाधन, वितरण, दक्ष अनुप्रयोग और विस्‍तार सेवाओं में शुरू से अंत तक कार्य करने की परिकल्‍पना की गई है। इसका मुख्‍य जोर खेत स्‍तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और सृजित सिंचाई क्षमता तथा प्रयुक्‍त सिंचाई के बीच के अंतर को कम करने पर है। इसके मुख्‍य घटक हैं :- 
· त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) : राष्‍ट्रीय परियोजनाओं सहित जारी प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई परियोजनाओं को जल्‍दी से जल्‍दी पूर्ण करने पर बल देना।
· पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) : स्रोत संवर्धन, वितरण, भूमि जल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल अधिकता से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का डायवर्जन, आईडब्‍ल्‍यूएमपी और मनरेगा के अलावा वर्षा जल संचयन करना, परंपरागत जल निकायों की मरम्‍मत, पुनर्निर्माण, पुनरूद्धार करना, सतही लघु सिंचाई स्कीम, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन।
· पीएमकेएसवाई (प्रति बूंद अधिक फसल) : सूक्ष्‍म स्‍तर भंडारण अवसंरचना, दक्ष जल प्रवाह और अनुप्रयोग, सूक्ष्‍म सिंचाई प्रणाली, मनरेगा की अनुमत्‍य सीमा से परे इनपुट लागत की टोपिंग अप, गौण भंडारण, जल लिफ्टिंग साधन, विस्‍तार संबंधी कार्यकलाप, समन्‍वय और प्रबंधन।
· पीएमकेएसवाई (वाटरशेड): रिज क्षेत्र सुधार, ड्रैनेज लाइन सुधार, मृदा और नमी का संरक्षण, जल संचयन अवसंरचनाएं, आजीविका सहायता कार्यकलाप और अन्‍य वाटरशेड कार्य।
वर्ष 2015-16 के दौरान उद्देश्य/लक्ष्य के संबंध में उपलब्धि नीचे दी गई है:
	घटक
	वर्ष 2015-16 के दौरान सिंचाई क्षमता/कृष्य कमान क्षेत्र का लक्ष्य (अनुमोदित स्कीम के अनुसार)
	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त की गई क्षमता/शामिल किया गया कृष्य कमान क्षेत्र

	एआईबीपी
	1.2 लाख हेक्टेयर
	2.47 लाख हेक्टेयर 

	एचकेकेपी
· आरआरआर, एसएमआई एवं जी डब्ल्यू
· सीएडीडब्ल्यूएम
	2.8 लाख हेक्टेयर
	6.92 लाख हेक्टेयर

	प्रति बूंद अधिक फसल
	5.0 लाख हेक्टेयर
	5.73 लाख हेक्टेयर

	वाटरशेड
	4.4 लाख हेक्टेयर
	2.46 लाख हेक्टेयर


(ख) सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत टपक एवं छिड़काव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मानदंड नीचे दिए गए हैं:
· प्रत्येक किसान को दिए जाने वाला सहयोग 5 हेक्टेयर तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, एक ही भूमि पर सहायता 10 वर्ष के बाद ही ली जा सकती है।
· कम से कम 50 प्रतिशत आबंटन का उपयोग छोटे, सीमांत किसानों के लिए किया जाना है जिसमें से कम से कम 30 प्रतिशत का उपयोग महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए किया जाना है।
· राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए आबंटित निधि का कम से कम 25 प्रतिशत कृष्य फसलों के लिए उपयोग किया जाना है।
· सभी राज्यों द्वारा निधि के लिए श्रेणीवार स्लैब का अनुपालन किया जाना है। राज्यों को कुल निधि के आबंटन का वितरण जनसंख्या की श्रेणी के अनुसार किया जाता है अर्थात सामान्य, एससीएसपी (एससी श्रेणी)। इन श्रेणियों के लिए निधि का आबंटन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार किया जाता है।
· सभी राज्यों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने वाले भूमि के संभावित क्षेत्र और इस संबंध में किए जाने वाले व्यय के संदर्भ में वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राज्यवार वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की जाती हैं।
(ग) पीएमकेएसवाई  के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई घटक-प्रति बूंद अधिक फसल के तहत उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित लाभों के अतिरिक्त छोटे एवं सीमांत किसानों को निम्नानुसार उच्च दर पर सब्सिडी दी जाती हैः
	क्र. सं.
	क्षेत्र की श्रेणी
	लाभार्थियों की श्रेणी
	सब्सिडी की दर

	1
	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)/मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य
	छोटे एवं सीमांत किसान 
	60%

	
	
	छोटे एवं सीमांत किसान के अतिरिक्त अन्य लाभार्थी
	45%

	2
	गैर-डीपीएपी/डीडीपी/पूर्वोत्तर एवं हिमालयी क्षेत्र
	छोटे एवं सीमांत किसान 
	45%

	
	
	छोटे एवं सीमांत किसान के अतिरिक्त अन्य लाभार्थी
	35%


(घ) वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधि का ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए आबंटन एवं जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।
*****
अनुलग्नक-I 

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
      


2015-16 के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत जारी निधि
          (करोड़ रूपए)
	राज्य
	ज.सं., न.वि. और 
गं.सं. मंत्रालय
	ग्रामीण विकास मंत्रालय 
(भूमि संसाधन विभाग)*
	कृषि एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय
	कुल

	आंध्र प्रदेश
	0
	87.87
	206.47
	294.34

	अरुणाचल प्रदेश
	45.53
	18.00
	2.60
	66.13

	असम
	271.65
	46.70
	5.03
	323.39

	बिहार
	55.62
	5.00
	28.60
	89.22

	छत्तीसगढ़
	32.77
	21.07
	20.30
	74.14

	गोवा
	0
	0
	0.30
	0.30

	गुजरात
	482.72
	100.00
	213.05
	795.77

	हरियाणा
	77.39
	6.91
	34.97
	119.26

	हिमाचल प्रदेश
	1.67
	20.00
	7.60
	29.28

	जम्मू-कश्मीर
	146.01
	0
	4.87
	150.88

	झारखंड
	281.62
	22.93
	14.97
	319.52

	कर्नाटक
	269.25
	125.00
	213.12
	607.38

	केरल
	1.93
	20.80
	8.53
	31.26

	मध्य प्रदेश
	292.51
	150.95
	161.74
	605.20

	महाराष्ट्र
	312.59
	250.00
	107.26
	669.85

	मणिपुर
	210.30
	9.67
	2.76
	222.73

	मेघालय
	72.99
	19.04
	1.43
	93.46

	मिजोरम
	1.98
	8.87
	3.27
	14.12

	नागालैंड
	61.45
	29.04
	2.34
	92.83

	ओडिशा
	286.50
	70.36
	28.70
	385.55

	पंजाब
	156.97
	9.34
	43.00
	209.31

	राजस्थान
	194.65
	200.00
	142.84
	537.49

	सिक्किम
	4.34
	6.30
	4.86
	15.50

	तमिलनाडु
	38.49
	75.00
	129.78
	243.28

	तेलंगाना
	157.38
	70.99
	111.32
	339.68

	त्रिपुरा
	0
	21.40
	1.55
	22.95

	उत्तर प्रदेश
	648.38
	76.18
	37.51
	762.07

	उत्तराखंड
	121.37
	26.67
	9.60
	157.63

	पश्चिम बंगाल
	7.56
	10.74
	4.80
	23.10

	दिल्ली
	0
	0
	0.10
	0.10

	पुदुच्चेरी
	0
	0
	2.03
	2.03

	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	0
	0
	0.20
	0.20

	दादर एवं नगर हवेली
	0
	0
	0.10
	0.10

	दमन और दीव
	0
	0
	0.20
	0.20

	कुल
	4233.64
	1508.83
	1556.23
	7298.70


*- सांस्थानिक और परियोजना कार्यों के लिए जारी निधि शामिल 

अनुलग्नक-।। 

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
      

2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत आबंटित और जारी निधि
          (करोड़ रूपए)
	क्र.सं.
	राज्य
	कृषि एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय
	ग्रामीण विकास मंत्रालय 
(भूमि संसाधन विभाग)*
	ज.सं., न.वि. और 
गं.सं. मंत्रालय

	
	
	आबंटन
	जारी
	आबंटन
	जारी
	जारी

	1
	आंध्र प्रदेश
	263.00
	277.80
	83.09
	83.09
	0

	2
	बिहार
	61.00
	21.60
	19.19
	19.19
	0

	3
	छत्तीसगढ़
	48.00
	28.80
	34.96
	34.96
	0

	4
	गोवा
	1.50
	0.30
	0
	0
	0

	5
	गुजरात
	260.00
	211.50
	115.04
	57.48
	172.52

	6
	हरियाणा
	45.00
	27.00
	12.82
	12.82
	0

	7
	हिमाचल प्रदेश
	18.25
	8.50
	35.4
	35.4
	0

	8
	झारखंड
	51.00
	30.60
	29.48
	0
	0

	9
	जम्मू-कश्मीर
	16.00
	5.40
	25.59
	0
	0

	10
	कर्नाटक
	190.00
	114.00
	152.17
	69.7
	1055.359

	11
	केरल
	30.00
	0.00
	11.37
	11.37
	0

	12
	मध्य प्रदेश
	202.00
	121.20
	89.27
	89.27
	301.076

	13
	महाराष्ट्र
	347.00
	208.20
	186.95
	80.34
	339.393

	14
	ओडिशा
	47.00
	28.20
	63.38
	63.38
	41.119

	15
	पंजाब
	14.00
	0.00
	9.49
	0
	47.174

	16
	राजस्थान
	215.00
	129.00
	199.35
	199.35
	5.1

	17
	तमिलनाडु
	142.00
	80.50
	62.31
	0
	0

	18
	तेलंगाना
	139.00
	133.40
	55.02
	0
	311.078

	19
	उत्तराखंड
	23.00
	5.00
	11.23
	11.23
	0

	20
	उत्तर प्रदेश
	69.00
	41.40
	97.31
	0
	0

	21
	पश्चिम बंगाल
	38.50
	19.90
	28.33
	24.06
	0

	22
	अरुणाचल प्रदेश
	4.75
	0.00
	23.12
	23.12
	20.52

	23
	असम
	44.50
	0.00
	37.62
	0
	87.86

	24
	मणिपुर
	9.75
	3.60
	18.81
	0
	109.253

	25
	मेघालय
	6.75
	0.00
	11.56
	11.56
	0

	26
	मिजोरम
	10.50
	6.30
	16.06
	16.06
	0

	27
	नागालैंड
	9.50
	4.50
	28.2
	28.2
	18.5

	28
	सिक्किम
	9.50
	0.00
	2.16
	0
	0

	29
	त्रिपुरा
	10.50
	0.00
	12.47
	12.47
	0

	30
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	1.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	31
	पुदुच्चेरी
	1.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	 
	अन्य
	12.00
	0.35
	0
	0
	0

	 
	कुल योग
	2340.00
	1507.85
	1471.75
	883.05
	2508.952


*निधियन हेतु चल रही परियोजनाओं की पहचान की जाती है और इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात निधि जारी की जाती है। इसलिए इन घटकों के तहत विशिष्‍ट राज्‍यवार आवंटन नहीं किया गया है ।
